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जिसका उत्‍तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।
.....
जल संरक्षण के संबंध  में आदर्श कानून
145. 
श्री टी. रतिनावेल: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि सरकार भौम जल, धरातलीय जल तथा वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए प्रारूप आदर्श कानून बनाने पर विचार कर रही है; 
(ख) 
क्या यह भी सच है कि प्रस्तावित प्रारूप आदर्श कानून शोधित जल के गैर-पीने योग्य प्रयोजनार्थ उपयोग को भी परिकल्पित करता है;
(ग) 
क्या सरकार जलदायी स्तर पुन:भरण के जरिए तेजी में घटते भौम जल के स्तर को संरक्षित करने के तरीके सुझाने हेतु समिति का गठन करने पर विचार कर रही है; और 
(घ) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान)
(क) और (ख) डॉ. मिहिर शाह की अध्‍यक्षता में दिनांक 28.12.2015 को इस मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने राष्‍ट्रीय जल ढांचा विधेयक, 2016 के मसौदे का सुझाव दिया है, जो अन्‍य बातों के साथ-साथ जल को एक महत्‍वपूर्ण और कमी का सामना कर रहे प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल की सुरक्षा, संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन संबंधी सिद्धांतों सहित व्‍यापक राष्‍ट्रीय कानूनी ढांचा उपलब्‍ध कराता है। 
मसौदा राष्‍ट्रीय जल ढांचा विधेयक, 2016, अन्‍य बातों के साथ-साथ अपशिष्ट जल के उपयुक्‍त शोधन और उपयोग का प्रस्‍ताव करता है। 
(ग) और (घ) भूमि जल के सतत निष्कासन और प्रभावी उपयोग तथा इसके प्रबंधन को सुनिश्चित करने के क्रम में दिनांक 10.03.2017 को सचिव (ज.सं., न.वि. और गं.सं.), सचिव, ग्रामीण विकास, सचिव, पेयजल एवं स्‍वच्‍छता, सचिव, पंचायती राज, सचिव, कृषि और किसान कल्‍याण और सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन सहित एक समिति का गठन किया है। 
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